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सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 24 जून 2024 
अधिसूचना 


क्र. एफ 4-8/2024/ एक-6.--- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिसूचना क्रमांक 
3792 / 4654 / 2020 / 22-4 दिनांक 02.42.2020 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास 
प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया था। उक्त अधिसूचना को अधिक्रमित हुए राज्य शासन एतद्द्वारा “छत्तीसगढ़ राज्य 
ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण” को निम्नानुसार पुनर्गठित करता है:- 


णि प्राधिकरण के उद्‌देश्य- 

प्राधिकरण के उद्देश्य निम्नानुसार है :- 

(4) ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना | 

(2) राज्य के ग्रामीण एवं नगर पंचायतों के विकास के लिए क्षेत्रीय नेतृत्व से सलाह प्राप्त कर अल्पकालिक 
योजनाओं का निर्माण करना | 

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय / ढांचागत विकास, ताकि यह क्षेत्र भी विकास के मामले में कस्बों में उपलब्ध बुनियादी 
सुविधाओं के स्तर तक क्रमबद्ध तरीके से पहुंच सके | 

(4५) जनआकांक्षाओं के अनुरूप छोटे-छोटे निर्माण कार्यो की त्वरित स्वीकृति करना। 

() ग्रामीण विकास से संबंधित नीतियों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार क्षेत्रीय विकास के लिए राज्य शासन को 
आवश्यक सुझाव देना। 

(6) प्राधिकरण क्षेत्र के विकास के कार्यक्रमों में पिछड़ावर्ग समुदाय के लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना | 


2- प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र- 

प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राज्य है, जिसमें सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्र तथा नगर पंचायत के 
क्षेत्र सम्मिलित होंगे। बस्तर, सरगुजा एवं मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण क्षेत्र के जिलों के ग्रामीण एवं नगर 
पंचायत क्षेत्र भी, प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत सम्मिलित है। 


3३-. प्राधिकरण का गठन- 
प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार होगा- 
ण माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष 
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2- क्षेत्र के निर्वाचित माननीय विधायक उपाध्यक्ष 

3- माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग विकास विभाग सदस्य 

4- माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सदस्य 

5- माननीय मंत्री, वित्त विभाग 

6- माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र- सदस्य 

46. रायगढ़ 25... कोटा 260 लोरमी 

28. तखतपुर 29... बिल्हा 34. बेलतरा 

33 अकलतरा 34 जांजगीर-चांपा 35 सकती 

36 चंद्रपुर 37 जैजेपुर 40 बसना 

4. खल्‍लारी 42... महासमुंद 44 कसडोल 

45. बलौदाबाजार 46 भाटापारा 47... धरसीवां 

48. रायपुर ग्रामीण 53. अभनपुर 54. राजिम 

57. कुरूद 58. धमतरी 59 संजारीबालोद 

64 .गुण्डरदेही 62. पाटन 63 दुर्ग ग्रामीण 

68 = साजा 69  बेमेतरा 77. 0 पंडरिया 

72... कवर्धा 73 खैरागढ 75. राजनांदगांव 

76 डोंगरगांव 77. खुज्जी 

7- अन्य पिछड़ावर्ग के विकास/कल्याण से जुडे अधिकतम सदस्य 
02 समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत) 

8- मुख्य सचिव सदस्य 

9- सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सदस्य 

0- मानमुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव सचिव सदस्य-सचिव 


प्राधिकरण अपनी बैठकों में नियमित रूप से या विशेष रूप से किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय 
व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा। 


4- प्राधिकरण की बैठक- 

प्राधिकरण की बैठक प्रत्येक छैमाही में पूर्व निर्धारित तिथि पर होगी। बैठक स्थल, दिन, समय एवं 
चर्चा के बिन्दुओं (एजेण्डा) की संसूचना प्राधिकरण के समस्त सदस्यों को बैठक की तिथि से कम से कम सात दिवस पूर्व 
दी जावेगी। बैठक में लिए गए निर्णयों/संस्तुतियों से wit सदस्यों को बैठक की कार्रवाई विवरण के माध्यम से अवगत 
कराया जावेगा। 
5- प्राधिकरण के कार्य एवं शक्तियॉ- 

() प्राधिकरण के माननीय सदस्यों के प्रस्ताव पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की अल्पकालिक 
योजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाएगा | 
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(2) प्राधिकरण को योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने और उनके अनुकूलतम उपयोग के लिए 
संबंधित विभाग को दिशा-निर्देश /मार्गदर्शन देने का अधिकार होगा। संबंधित विभाग तद्नुसार 
योजनाओं को बजट में समावेश कर बजट आबंटन उपलब्ध कराएंगे। 


(3) प्राधिकरण, राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई अनाबद्ध राशि (अन्टाईट फण्ड) का आबंटन उन 
प्रयोजनों के लिए, जिनकी क्षेत्र में नितांत आवश्यकता हो, किए जाने का निर्णय ले सकेगा। 
(4) प्राधिकरण को शासकीय योजनाओं को क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप स्वीकृत करने, परिमार्जित 


करने, संशोधित करने अथवा निरस्त करने संबंधी सुझाव देने का अधिकार होगा | 

(5) अन्य पिछड़ावर्ग एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के हितों को संरक्षण दिलाने के लिए प्रचलित शासकीय 
नीतियों एवं विधिक प्रावधानों के अनुसरण में संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश / मार्गदर्शन 
देने का अधिकार होगा | 


(6) प्राधिकरण ग्रामीण व नगर पंचायत क्षेत्र विकास के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने हेतु संबंधित 
विभाग को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन देगा। 


(7) अन्य ऐसे समस्त विधिक कार्य संपादित करने की शक्ति होगी, जो प्राधिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति 
हेतु आवश्यक हों | 
प्राधिकरण के निर्णयों एवं वित्तीय स्वीकृतियों का क्रियान्वयन- 


प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णयों, वित्तीय स्वीकृतियों की संसूचना माननीय अध्यक्ष महोदय के 
अनुमोदन पश्चात्‌ प्राधिकरण के सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। 


प्राधिकरण की निधि का नियम- 
(4) प्राधिकरण निधि का उपयोग प्राधिकरण के निधि नियम के अनुरूप किया जाएगा। 


(2) राज्य शासन द्वारा प्राधिकरण को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट में मांग संख्या-80, 
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, लेखा शीर्ष--3604 व 2545, छत्तीसगढ़ राज्य 
ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण-8555, t70i-xIey वित्त आयोग की अनुशंसा 
(सामान्य), #45-पूंजीगत परिसम्पत्तियों का निर्माण एवं 0404-राज्य आयोजना (सामान्य), 
H4—Te अनुदान के अंतर्गत प्रतिवर्ष रुपये 80.00 करोड़ या माननीय मुख्यमंत्रीजी के 
निर्देशानुसार इससे अधिक विकल्प राशि उपलब्ध कराई जावेगी। 


(3) प्राधिकरण के अध्यक्ष को, प्राधिकरण की निधि से क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटे-छोटे 
निर्माण कार्यो की स्वीकृति का अधिकार होगा। विकास कार्यो की स्वीकृतियाँ प्राधिकरण के माननीय 
सदस्यों, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं की तात्कालिक मांग को दृष्टिगत रखते हुए 
दी जाएगी। 

(5) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, कार्यालयीन व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के भुगतान तथा 
सामान्य प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापना अनुदान में रुपये 50.00 लाख का 
प्रावधान होगा। 


(6) प्राधिकरण से स्वीकृत राशि का लेखा परीक्षण जिला स्तर पर विभागीय बजट से पुनराबंटित राशि की 
प्रकिया तथा कोष एवं लेखा के निर्देशों के अनुरूप महालेखाकार, छत्तीसगढ़ से कराया जाएगा। 
मुख्यालय स्तर पर लेखा संधारण संचालक, पंचायत संचालनालय के द्वारा कोष एवं लेखा के निर्देशों 
के अनुरूप किया जाएगा। 


प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को सुविधाएं- 


प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निजी 
कार्यालय के लिए स्टाफ की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा निर्धारित सुविधाओं के अनुरूप होगी। यह सुविधाएं 
प्रशासकीय विभाग (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा की जाएगी। 


प्राधिकरण प्रकोष्ठ-- 


प्राधिकरण से संबंधित समस्त मंत्रालयीन कार्यो के निष्पादन के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय महानदी भवन, 
नवा रायपुर अटल नगर में एक “प्रकोष्ठ” का गठन किया जावेगा। “प्रकोष्ठ” में एक प्रथम श्रेणी राजपत्रित 
अधिकारी तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयीन स्टाफ होगा। इन कर्मचारियों के वेतन, भत्तों की व्यवस्था संबंधित 
विभाग / कार्यालय द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण प्रकोष्ठ का दायित्व होगा कि- 


4- प्राधिकरण की बैठकों की संसूचना जारी करना | 


2- प्राधिकरण की बैठक में लिए गए निर्णयों का कार्रवाई विवरण तैयार करना तथा माननीय अध्यक्ष 
महोदय के अनुमोदन पश्चात्‌ यह कार्रवाई विवरण सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा। 
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3- संबंधित विभाग / एजेंसियों से कार्रवाई विवरण के अनुसार प्राधिकरण के निर्णयों का पालन सुनिश्चित 
करवाकर पालन प्रतिवेदन प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करना। 

4— प्राधिकरण की निधि से स्वीकृत हुए कार्यो की कार्य स्वीकृति आदेश सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर से 
आयुक्त / पंचायत संचालनालय के लिए जारी HAT | 


5- प्राधिकरण की स्वीकृतियों की जानकारी अद्यतन रखना तथा sya /संचालक, पंचायत संचालनालय 
द्वारा दी गई पुनराबंटन स्वीकृतियों का मिलान कर यह सुनिश्चित करना कि प्राधिकरण से कार्य 
स्वीकृति पश्चात्‌ 45 दिवस की समयावधि में आयुक्त /संचालक, पंचायत संचालनालय के द्वारा 
पुनराबंटन स्वीकृति जारी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि कोष एवं लेखा के निर्देशों के अनुरूप 
लेखा का संधारण प्रशासकीय विभाग आयुक्त / संचालक, पचायत संचालनालय नवा रायपुर के द्वारा 
ही किया जाएगा। 


6- यह सुनिश्चित करना कि आयुक्त /संचालक, पंचायत संचालनालय के द्वारा दी गई पुनराबंटन 
स्वीकृति पश्चात्‌ संबंधित विभाग /जिला कलेक्टर्स के द्वारा एक माह की समयावधि में वित्त विभाग 
एवं भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। 

7- प्राधिकरण से स्वीकृत कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, संबंधित विभाग /जिला कलेक्टर्स से 
त्रैमासिक आधार पर प्राप्त कर प्रगति की जानकारी, सदस्य सचिव के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना। 


8- माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव, प्राधिकरण के निर्देशानुसार समस्त दायित्वों का निर्वहन 
करना | 
हस्ता. / - 
(डी.डी. सिंह) 
सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 24 जून 2024 
अधिसूचना 


क्रं. एफ 4-43/2024 / एक-6.---- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिसूचना क्रमांक 


4448 / आर-4794 / 2020 / 22--4 दिनांक 27.03.2024 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास 
प्राधिकरण निधि नियम, 2020 अधिसूचित किया गया था। wad अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार, 


एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैः- 


त =a 


संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार-- 


(4) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण 
निधि नियम, 2024 होगा | 


(2) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 


(3) इसका विस्तार संबंधित प्राधिकरण की सीमा तक होगा। 

परिभाषाएं- 

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- 

(क) “प्राधिकरण” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण एवं अन्य 
पिछड़ावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। 

(ख) “प्रारूप” से अभिप्रेत है, वे प्रपत्र जिनमें विकास कार्यो का विवरण एवं इस पर व्यय की जाने वाली 
राशि आदि का अभिलेख उललेखित हो | 

(ग) “निधि” से अभिप्रेत है, प्राधिकरण को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट से प्रतिवर्ष मांग 


संख्या-80, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, लेखा शीर्ष--3604 व 2545, 
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण-.8555, 4404-राज्य वित्त आयोग 
की अनुशंसा (सामान्य), #45-पूंजीगत परिसम्पत्तियों का निर्माण एवं 004-राज्य आयोजना (सामान्य), 
H4UENh अनुदान के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली राशि जिससे प्राधिकरण अपने उद्देश्यों 
की पूर्ति कर सके | 

निर्णयों का क्रियान्वयन- 
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(4) प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत अधोसंरचनाओं के विकास तथा हितग्राही मूलक कार्यो के लिए माननीय सदस्य, 
क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, संबंधित विभाग /जिला कलेक्टर्स के मांग-पत्र प्रस्ताव के आधार पर प्राधिकरण 
की स्वीकृति / प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण के अनुमोदन की प्रत्याशा में दी जाएगी। 


(2) प्राधिकरण / प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा दी गई स्वीकृति की संसूचना सदस्य-सचिव, प्राधिकरण द्वारा 
जारी की जाएगी। वित्तीय स्वीकृति की संसूचना आयुक्त /संचालक, पंचायत संचालनालय को प्रेषित 
करते हुए, संबंधित विकास विभाग /जिला कलेक्टर्स को अवगत कराया जाएगा। 


(3) सदस्य सचिव, प्राधिकरण से प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा नियत की गई 
निर्माण एजेंसी प्रारूप-“क” में विकास कार्यो का विवरण देते हुए, तकनीकी स्वीकृति जारी की 
जाएगी | 


(4) निर्माण एजेंसी के द्वारा प्रारूप-“क” में प्रस्ताव मय आवश्यक दस्तावेज, ड्राईग, साईट प्लान, भौतिक 
सीमा चिन्ह, नक्शा व खसरा (पांच साल) सहित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा। 


(5) जिला कलेक्टर निर्माण एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत प्रारूप-“क” एवं संलग्न आवश्यक दस्तावेंजों का पूर्ण 
परीक्षण करते हुए प्रमाण पत्र जारी करेगा, इसमें कार्य की सक्षमता अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति भी 
सम्मिलित होगी। 


(6) कलेक्टर को एक करोड़ रुपये तक के कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने का अधिकार होगा, 
इसके ऊपर की राशि संबंधित विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। 


(7) स्वीकृत कार्यो के लिए प्रारूप-“क” तथा प्रशासकीय स्वीकृतियों का संधारण जिला स्तर पर जिला 
कलेक्टर एक सेल बनाकर करेंगे | 

प्राधिकरण के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य- 

4) आधारभूत नागरिक सुविधाओं के कार्य- सी.सी. रोड निर्माण, पुल-पुलिया निर्माण, नाली निर्माण, 
पेयजल सुविधाओं का विस्तार, नलकूप खनन एवं हैण्डपम्प की स्थापना, हाट-बाजार में शौचालय 
निर्माण, तालाब में पचरी निर्माण, | 


2) सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के कार्य- सामुदायिक भवन निर्माण, सांस्कृतिक भवन निर्माण 
एवं रंगमंच / कला मंच निर्माण, ager निर्माण, मुक्तिधाम शेड निर्माण। सभी भवनों के निर्माणकार्य में 
विद्युत व्यवस्था अनिवार्य रहेगा | 


3) शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए ग्रामीण एवं नगर पचांयत क्षेत्रों के पिछड़ावर्ग बाहुल्य क्षेत्र में 
शाला भवन » छात्रावास भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, पेयजल व्यवस्था, शौचालय का निर्माण, कन्या 
शालाओं में बाउण्ड्रीवाल » आहता निर्माण | 

4) स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार- स्वास्थ्य केन्द्रों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, मरीजों के परिजनों के लिए 
सराय निर्माण, अस्पताल में पेयजल की व्यवस्था | 


इत्यादि सभी कार्य जिससे प्राधिकरण क्षेत्र के विकास तथा पिछड़ावर्ग समुदाय की सामाजिक 
गतिविधियों /» कार्यक्रमों में सहायक हो लिये जा सकेंगे। ऐसे कार्य जो किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन अथवा 
प्रचार में सहायक होते हैं, को प्राधिकरण द्वारा प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। 


प्राधिकरण की निधि के लिए बजट का प्रावधान- 


प्राधिकरण के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट में मांग संख्या-80, त्रिस्तरीय 
पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, लेखा शीर्ष-3604 व 2545, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य 
पिछड़ावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण-8555, 4404-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य), #45-पूंजीगत 
परिसम्पत्तियों का निर्माण एवं 004-राज्य आयोजना (सामान्य), #44-GeTI अनुदान के अंतर्गत प्रतिवर्ष रुपये 
80.00 करोड़ या माननीय मुख्यमंत्रीजी के निर्देशानुसार इससे अधिक विकल्प राशि उपलब्ध कराई जावेगी। 
प्राधिकरण से स्वीकृति के अनुक्रम में सदस्य सचिव, प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति पत्र आयुक्त /संचालक, पंचायत 
संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा। 


उपाध्यक्ष कार्यालय के लिए राशि का प्रावधान- 


प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, कार्यालयीन व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय की पूर्ति के लिए बजट का 
प्रावधान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट से किया जावेगा। आयुक्त /संचालक, पंचायत 
संचालनालय प्रावधानित बजट संबंधित जिला कलेक्टर के विकल्प पर पुनराबंटित करेंगे। 

निधि से राशि की स्वीकृति जारी करना- 


(3) प्राधिकरण / प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कार्यो की वित्तीय स्वीकृति सदस्य-सचिव प्राधिकरण 
द्वारा जारी किया जाएगा। जिसके आधार पर saya /संचालक, पंचायत संचालनाय द्वारा संबंधित 
जिला कलेक्टर को राशि पुनरावंटित की जावेगी। 
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(2) कलेक्टर द्वारा दो अथवा तीन किश्तों में कार्यो की प्रगति तथा वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार 
राशि क्रियान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराई जाएगी। 

(3) कार्य की समाप्ति उपरांत कार्य का पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर्स द्वारा 
आयुक्त /संचालक, पंचायत संचालनालय को प्रस्तुत किया जावेगा। जिसका संधारण राज्य शासन एवं 
वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। 

8- कार्य निरीक्षण प्रतिवेदन- 

जिला कलेक्टर्र्स प्राधिकरण से स्वीकृत कार्यो के नियमित निरीक्षण के लिए जिला स्तर पर लोक निर्माण, लोक 

स्वास्थ्य ual, जल संसाधन को छोड़कर अन्य विभाग के सक्षम तकनीकी अधिकारियों को शामिल कर 

निरीक्षण समिति गठित करेंगे। यह समिति प्राधिकरण से स्वीकृत कार्यो का स्थल निरीक्षण कर निरीक्षण 
प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम 
प्रशासकीय अधिकारी के द्वारा सेम्पल निरीक्षण करवाकर अपने अभिमत सहित सदस्य सचिव, प्राधिकरण एवं 
आयुक्त / संचालक, पंचायत संचालनालय को त्रैमासिक प्रतिवेदन के आधार पर अवगत कराएंगे। 

9- पर्यवेक्षण प्रभार से मुक्ति- 
प्राधिकरण की निधि से स्वीकृत कार्य पर्यवेक्षण प्रभार से मुक्त रहेंगे। संबंधित निर्माण विभाग एवं क्रियान्वयन 
एजेंसी को केवल कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा में ही राशि भुगतान की जाएगी। 

4oO—- लेखा संधारण की रीति- 

(4) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा में राशि पुनराबंटन की स्वीकृति तथा व्यय की 
जानकारी प्राधिकरण “प्रकोष्ठ” द्वारा संधारित किया जायेगा। 

(2) निधि से पुनराबंटित राशि, व्यय एवं तत्संबंधी अन्य विषयों का लेखा/लेखा संधारण, 
आयुक्त /संचालक, पंचायत संचालनालय एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में इस हेतु एक प्रभारी 
अधिकारी को नियुक्त कर, राज्य सरकार की राशि के लेखा संधारण की भांति किया जाएगा। 

— = प्राधिकरण की निधि से तैयार आस्तियों का रख रखाव एवं संधारण- 

(3) प्राधिकरण की निधि से निर्मित आस्तियों का लेखा-जोखा संबंधित विभाग द्वारा संधारित किया 
जाएगा। इन आस्तियों के उपयोग एवं रख रखाव का उत्तरदायित्व भी संबंधित विभाग का होगा। 
विभाग इन आस्तियों को अपने “बुक्स” में लेंगे। 

(2) प्राधिकरण निधि से निर्मित अधोसंरचना स्थल में सीमेंट की बनी पद््‌टका जिसमें प्राधिकरण का नाम, 
स्वीकृत कार्य का विवरण, स्वीकृति वर्ष, स्वीकृत राशि इत्यादि का उल्लेख हो, लगाया जाना अनिवार्य 
होगा। 

42-. लेखाओं का पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं अंकेक्षण- 


(4) आयुक्त /संचालक, पचायत संचालनालय द्वारा लेखा विवरण का समय-समय पर पर्यवेक्षण, परीक्षण 
एवं निरीक्षण किया अथवा करवाया जाएगा। 


(2) आयुक्त /संचालक, पंचायत संचालनालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालयों में विकास प्राधिकरण की 
राशि से संपादित होने वाले कार्यो से संबंधित लेखाओं का अंकेक्षण, महालेखाकार के आडिट दल से 
नियमानुसार कराया जाएगा। 


(3) प्राधिकरण निधि से निर्मित कार्यो का मूल्यांकन /पर्यवेक्षण आंतरिक एवं बाहय एजेंसी से करवाने का 
दायित्व जिला कलेक्टर का होगा | 


(4) वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात्‌ प्राधिकरण से स्वीकृत कार्यो की सूचना अध्यक्ष, प्राधिकरण द्वारा 
अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) के 
लिए दी जाएगी। 


हस्ता. / - 


(डी.डी. सिंह) 
सचिव. 
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प्रारूप-क” 
देखें नियम-3(4) 

प्रति, 
कलेक्टर, 
5G | ee 
महोदय 

दिनांक...................... को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक में 
अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय के बिन्दु ATP ee के अनुसार विकास कॉर्य ५००४] ++परत-क-लो Seo 
Lee Con earn enn SL ttt Ba hated at atle Stati ee Dt arin teas SO में निर्माण की स्वीकृति 
GIS et OI. हेता। 20007 teams hahiantwadah :007 04020: 70:76 विभाग को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया 3 | 
2. इस निर्णय के अनुसरण में कार्यस्थल का पूर्ण निरीक्षण कर कार्य के परिमाण का आंकलन विभाग द्वारा 
किया गया। इस आंकलन में कार्य से संबंधित तकनीकी प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी द्वारा मान्य किया गया है। तकनीकी 
स्वीकृति क्रमांक...........................,००००० ०-५ दिनांक................ हारा सक्षम अधिकारी: 20/8५/5452: नव उन द्वारा दी 
गई है। 
3. हर NS iD sith Le AaB Oe 0068 0007 विकास कार्य को पूर्ण करने में राशि ................... रूपये शब्दो 
FY 2 2220 2/200070 00200 07 की लागत आना आंकलित है। 
4. कृपया इस कार्य एवं राशि का प्रशासनिक अनुमोदन सक्षमता अनुसार जारी करने का कष्ट करें | 


संलग्न:--तकनीकी प्रतिवेदन | 


क्रियान्वयन एजेंसी का नाम..................................... 


प्रस्तावक का नाम.........................---०------«-««_«__>नन>न-न-+- 


कार्यालय की मुद्रा 


स्थान : 
दिनांक : 
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प्रमाण-पत्र 
देखें नियम-3(6) 

दिनांक.................... को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक में 
लिये गये निर्णय के बिन्दु क्रमांक..........................................--- केः अनुसरण में स्थल....०६-००६००४३४७०००॥:४० नाक कतती॥ 22१४४: 
मम eee re ees में विकास कार्य को कराये जाने की 
स्वीकृति दीं गई है; “जिस हतु ...3२४४०८८०7 करवा ese adie einen कानत- वन पल. विभाग को क्रियान्वयन एजेंसी 
नियुक्त / नियत किया गया है। 
2. क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा स्थल निरीक्षण एवं सर्वे इत्यादि कर इस विकास कार्य को संपादित करने में राशि 
मम रुपये (शब्दों में ) की राशि का व्यय होना 
आंकलित किया गया है। 
3. कियान्यन एजेंसी द्वारा कार्य को पूर्ण करने में ...................................... अवधि लगने की संभावना व्यक्त की 
गई है। 
4. क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा प्रारूप-क में कार्य की सक्षम तकनीकी स्वीकृति की सूचना दी गई है। कार्य की 
तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी ....................................ह..००००07॥नेननन_नऋ_न्‍_नननननननन द्वारा क्रमांक................................- 
दिनांक iat iat ate td द्वारा दी गई है। 
5. इस विकास कार्य पर लगने वाली आंकलित राशि की तकनीकी स्वीकृति के आधर पर सक्षम प्रशासनिक 
स्वीकृति भी ले ली गई S| प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी ...........................................0००००0+0«++ के क्रमांक ccs 
dieses PID ot दिनांक द्वारा दी गई है। 
संलग्नः-प्रारूप-क | 

कलेक्टर 
जिला-.............................- 

स्थान : 
दिनांक : 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024. 


